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'kgjh xjhch dks de djuk
3088- 
Jh ifjey uFkokuh% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ 'kgjh xjhch dh nj esa o`f) ds dkj.kksa dk C;kSjk nsa( 
¼[k½ bls lekIr djus gsrq ljdkj }kjk D;k dkjZokbZ dh xbZ gS( 
¼x½ D;k vR;fèkd xzkeh.k izoklh vkSj >qXxh&>ksifM+;ksa esa c<rh tUe nj 'kgjh xjhch ds dkj.k gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼?k½ 'kgjh xjhch dks de djus gsrq i;kZIr jkstxkj ds volj l`ftr djus ds fy, ljdkj }kjk D;k igy dh xbZ gS\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क) और (ख): पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा जारी किए गए 2011-12 के गरीबी अनुमानों के अनसुार शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 में गरीबी की रेखा से नीचे के व्‍यक्तियों की प्रतिशतता का अनुमान 13.7 प्रतिशत लगाया गया । वर्ष 2004-05 और वर्ष 1993-94 में संगत अनुमान क्रमश: 25.7% और 31.8% थे। वर्ष 1993-94 से 2004-05 की अवधि के दौरान शहरी गरीबी अनुपात में औसतन वार्षिक कमी (प्रति वर्ष प्रतिशतता) 0.55 थी जो वर्ष 2004-05 से 2011-12 की अवधि के दौरान 1.69 तक बढ़ गई।
(ग): मंत्रालय के पास कोई आंकड़े उपलब्‍ध नहीं है जो उस तर्क का समर्थन करते हैं कि ग्रामीण प्रवासी और स्‍लमों में बढ़ती हुई जन्‍मदर शहरी गरीबी उत्‍पन्‍न कर रही है।
(घ): यह मंत्रालय ‘’दीनदयाल अन्‍त्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एन यूएलएम)’’ को शहरी गरीबी परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए कार्यान्वित कर रहा है। यह मिशन रोजगार और स्‍व-रोजगार में कौशल प्रशिक्षण और नियोजन प्रदान करता है। यह स्‍व-रोजगार उद्यमों के लिए बैंक ऋणों पर ब्‍याज सहायता भी प्रदान करता है। 

सरकार ने रोजगार सृजन और नियोजनीयता बढ़ाने के लिए भी विभिन्‍न कदम उठाए हैं। इनमें निजी क्षेत्र को प्रोत्‍साहित करना, पर्याप्‍त निवेश वाली त्‍वरित गति से संचालित विभिन्‍न परियोजनाएं तथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी स्‍कीमों पर सार्वजनिक व्‍यय को बढ़ाना शामिल है। सरकार ने कार्यनीतिक रूप से श्रम प्रधान निर्माण को बढ़ावा देने तथा पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्‍साहित करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। सरकार रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल भारत स्‍कीमों को कार्यान्वित कर रही है। 
सरकार ने वर्ष 2016-17 में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्‍साहन देने हेतु एक नई स्‍कीम प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना (पीएमआरपीवाई) शुरू की है। 
**********
